भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न सं. 81 

दिनांक 05 दिसम्‍बर, 2013 को उत्‍तरार्थ 
ग्रामीण व्‍यवसाय केन्‍द्रों पर केन्‍द्रीय क्षेत्र योजना का कार्यान्‍वयन
81.  डा. कनवर दीप सिंह : 

क्‍या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(1) क्‍या देश में ग्रामीण गैर कृषि उद्यमों को प्रोत्‍साहन देने में ग्रामीण केन्‍द्र (रूरल हब्‍स) कार्यक्रम सफल रहा है; तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है; 
(2) ग्रामीण व्‍यवसाय केन्‍द्र कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल की गई पंचायती राज संस्‍थाओं (पीआरआई) की राज्‍य-वार संख्‍या कितनी है ;   

(3) गत तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम द्वारा राज्‍य-वार कितने-कितने रोजगारों का सृजन हुआ है/राज्‍य आय में मूल्‍य की कितनी-कितनी वृद्धि हुई है ; और 
(4) पश्‍चिमी बंगाल में उन पंचायती राज संस्‍थाओं की संख्‍या कितनी है जिन्‍हें ग्रामीण व्‍यवसाय केन्‍द्रों के लिए केन्‍द्रीय वित्‍तीय सहायता प्राप्‍त की जाती है और उनका ब्‍यौरा क्‍या है ?

उत्‍तर
पंचायती राज मंत्री
(श्री वी. किशोर चंद्र देव)
(1) पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पब्‍लिक-प्राइवेट-पंचायत-पार्टनरशिप (4पीज़) के प्‍लेटफार्म पर बने सहभागी विकास माडल को अपनाते हुए  11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के दौरान ग्रामीण व्‍यवसाय हब (आरबीएच)योजना को कार्यान्‍वित किया।  इस योजना का लक्ष्‍य ग्रामीण क्षेत्रों के सभी वर्गों में संसाधनों/कौशल का उपयोग कर तीव्र आर्थिक वृद्धि के लाभों को पहुचाने तथा उद्योगों के तकनीकी/बाजार कौशल को बढ़ाना है।  पूरी प्रक्रिया का सशक्‍त पंचायती राज संस्‍थाओं द्वारा मध्‍यस्‍थता/सरलीकरण किया गया।  इस योजना के तहत पंचायती राज मंत्रालय ने विभिन्‍न आरवीएच परियोजनाओं हेतु टोकन/सांकेतिक वित्‍तीय सहायता (प्रति योजना 25 लाख रू. से अधिक नहीं) प्रदान की तथा शेष परियोजना लागतों को अन्‍य केन्‍द्रीय/राज्‍य सरकार योजनाओं/वित्‍तीय संस्‍थानों/कार्यान्‍वयनक संगठनों आदि के माध्‍यम से अभिसरित किया जाना था।  इस योजना को 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बंद कर दिया गया। 
(2)  एवं (ग) आर बी एच योजना के तहत पिछले दो वर्षों के दौरान पश्‍चिम बंगाल सहित विभिन्‍न राज्‍यों में मंजूर की गई परियोजनाओं की कुल संख्‍या एवं कार्यान्‍वयक एजेंसी को निर्मुक्‍त निधियों का ब्‍यौरा अनुलग्‍नक – I  पर दिया गया है। 
स्वीकृत आरबीएच द्वारा राज्‍य की आय के लिए सृजित रोजगार/मूल्‍य वृद्धि (वेल्‍यू एडिड) सें संबंधित विशेष विवरण जिनका निर्धारण किया गया है का रखरखाव पंचायती राज मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाता है।  तथापि, विभिन्‍न आरबीएच परियोजनाओं के राज्‍यवार सभी लाभार्थियों की सूची अनुलग्‍नक –II  पर दी गई है। 
******

अनुबंध-I

दिनांक  05-12-2013 को उत्‍तरार्थ राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न सं. 81 के भाग (ख) से (घ) के संदर्भित विवरण का अनुबंध
आरबीएच योजना :  पिछले दो वर्षों सहित स्‍वीकृत परियोजनाओं एवं निर्मुक्‍त निधियों का विवरण 
	क्र.सं.
	राज्‍य का नाम 
	विभिन्‍न राज्‍यों में कार्यान्‍वयन एजेंसियों को स्‍वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्‍या
	के दौरान स्‍वीकृत परियोजना
	निर्मुक्‍त राशि (लाख रू. में)

	
	
	
	
	

	
	
	
	वर्ष 2011-12
	वर्ष 2012-13
	वर्ष 2011-12
	वर्ष 2012-13

	1
	आंध्र प्रदेश
	4
	1
	0
	7.26
	0

	2
	अरूणाचल प्रदेश
	2
	0
	0
	0
	0

	3
	असम
	4
	0
	0
	2.27
	0

	4
	बिहार
	1
	0
	0
	0
	0

	5
	छत्‍तीसगढ़
	8
	0
	0
	0
	0

	6
	हरियाणा
	1
	0
	0
	3.65
	0

	7
	हिमाचल प्रदेश
	4
	0
	0
	0
	0

	8
	झारखंड
	7
	0
	0
	5.7
	0

	9
	कर्नाटक
	3
	0
	0
	0
	0

	10
	केरल
	3
	0
	0
	0
	0

	11
	मध्‍य प्रदेश
	1
	0
	0
	0
	0

	12
	महाराष्‍ट्र
	5
	0
	0
	2.55
	0

	13
	मणिपुर
	3
	0
	0
	0
	0

	14
	मेघालय
	1
	0
	0
	0
	0

	15
	ओड़िशा
	1
	0
	0
	2.35
	0

	16
	राजस्‍थान
	8
	0
	0
	2.38
	0

	17
	तमिलनाडु
	3
	0
	0
	0
	0

	18
	त्रिपुरा
	1
	0
	0
	0
	0

	19
	उत्‍तर प्रदेश
	8
	1
	0
	14.74
	4.07*

	20
	उत्‍तराखंड
	1
	0
	0
	0
	0

	21
	पश्‍चिम बंगाल
	8
	3
	0
	23.15
	6.9*

	 
	कुल
	77
	5
	0
	64.05
	10.97


*दूसरी किस्‍त में जारी धनराशियां ।

अनुबंध-II

दिनांक  05-12-2013 को उत्‍तरार्थ राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न सं. 81 के भाग (ख) से (घ) के संदर्भित विवरण का अनुबंध
आरबीएच परियोजनाओं के तहत लाभार्थियों की संख्‍या
	क्र.सं.
	राज्‍य
	लाभार्थियों की संख्‍या

	1
	आंध्र प्रदेश
	500

	2
	अरूणाचल प्रदेश
	300

	3
	असम
	2220

	4
	बिहार
	54

	5
	छत्‍तीसगढ़
	4046

	6
	हरियाणा
	100

	7
	हिमाचल प्रदेश
	500

	8
	झारखंड
	1030

	9
	कर्नाटक
	200

	10
	केरल
	340

	11
	मध्‍य प्रदेश
	N.A.

	12
	महाराष्‍ट्र
	5487

	13
	मणिपुर
	1065

	14
	मेघालय
	300

	15
	ओड़िशा
	120

	16
	राजस्‍थान
	4050

	17
	तमिलनाडु
	1140

	18
	त्रिपुरा
	554

	19
	उत्‍तर प्रदेश
	1116

	20
	उत्‍तराखंड
	2500

	21
	पश्‍चिम बंगाल
	5860

	 
	कुल
	31482


 
नोट : एन.ए. = उपलब्‍ध नहीं।
